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िजसका उ× तर 13 फरवरȣ, 2025 को Ǒदया जाना है। 

..... 
ǒबहार मɅ बाढ़ Ĥबंधन हेतु पǐरयोजना 

1507. Įी कौशलेÛ ġ कुमार: 
 Įी रामĤीत मंडल: 
 Įीमती लवलȣ आनदं:   
 

 Èया जल शिÈत मğंी यह बताने कȧ कृपा करɅगे ͩक: 
(क) È या सरकार का ǒबहार मɅ बाढ़ Ĥबंधन के ͧलए कोई å यापक पǐरयोजना तयैार करने का Ĥè ताव है और यǑद हा,ं 

तो त× सबंधंी Þ यौरा È या है;  
(ख) È या ǒबहार राÏ य सरकार न ेबाढ़ Ĥबंधन के ͧलए कɅ ġ सरकार स े1300 करोड़ ǽपये कȧ ͪवशेष सहायता मांगी है 

और यǑद हा,ं तो त× सबंधंी Þ यौरा È या है;  
(ग) È या ǒबहार राÏ य सरकार न ेभी नेपाल सरकार के सहयोग से ऊंचे बांध बनाने का Ĥè ताव कɅ ġ सरकार को भजेा 

है; और  
(घ) यǑद हां, तो त× सबंंधी Þ यौरा È या है?  

उƣर 
जल शिÈत राÏय मंğी   Įी राज भषूण चौधरȣ 
 

(क) और (ख): बाढ़ Ĥबधंन और कटाव रोधी योजनाएं सबंंͬधत राÏय सरकारɉ ɮवारा उनकȧ Ĥाथͧमकता के अनुसार तैयार 
और काया[िÛवत कȧ जाती हɇ। कɅ ġ सरकार मह×वपूण[ ¢ेğɉ मɅ बाढ़ Ĥबधंन के ͧलए तकनीकȧ माग[दश[न और Ĥो×साहन तथा 
ͪवƣीय सहायता Ĥदान करके राÏयɉ के Ĥयासɉ मɅ सहायता करती है। बाढ़ Ĥबधंन के सरंचना×मक उपायɉ को मजबूत करने 
के ͧलए मğंालय ने नदȣ Ĥबधंन, बाढ़ Ǔनयंğण, कटाव रोधी, जल Ǔनकासी ͪवकास, समुġ कटाव रोधी आǑद से संबंͬधत 
कायɟ के ͧलए राÏयɉ को कɅ ġȣय सहायता Ĥदान करने के ͧलए Êयारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान बाढ़ Ĥबधंन काय[Đम 
(एफएमपी) लागू ͩकया था, जो बाद मɅ वष[ 2017-18 से 2020-21 कȧ अवͬध के ͧलए "बाढ़ Ĥबंधन और सीमा ¢ेğ 
काय[Đम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के Ǿप मɅ जारȣ रहा और माच[, 2026 तक आगे बढ़ाया गया। Êयारहवी ंयोजना से 
लकेर आज तक एफएमपी घटक के तहत ǒबहार को कुल 1624 करोड़ ǽपये कȧ कɅ ġȣय सहायता जारȣ कȧ गई है। जल 
ससंाधन ͪवभाग, ǒबहार सरकार ने सूͬ चत ͩकया ͩक हाल हȣ मɅ राÏय ने ǒबहार कȧ गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नǑदयɉ 
पर लगभग 6198.68 करोड़ ǽपये कȧ अनुमाǓनत लागत वालȣ कुल 21 बाढ़ Ĥबधंन पǐरयोजनाएं तकनीकȧ-आͬथ[क मãूयांकन 
के ͧलए Ĥèततु कȧ हɇ। 
  
राÏय ɮवारा दȣ गई जानकारȣ के अनुसार, ǒबहार सरकार के जल संसाधन ͪवभाग ने Ǒदनांक 20.01.2025 को ǒबहार 
सरकार के ͪवƣ ͪवभाग से बाढ़ Ĥबंधन पǐरयोजनाओ ंके ͧलए 1122.64 करोड़ ǽपये कȧ ͪवशेष सहायता कȧ मांग कȧ है। 
 

(ग) और (घ): Ǒदसबंर, 1991 मɅ, भारत सरकार और नपेाल सरकार के बीच सÜतकोसी उÍच बांध बहुउɮदेशीय पǐरयोजना 
(िजसे अब सÜत-कोसी बहुउɮदेशीय पǐरयोजना का नाम Ǒदया गया है) कȧ ͪवèततृ पǐरयोजना ǐरपोट[ (डीपीआर) सयुंÈत Ǿप 
स ेतैयार करन ेके ͧलए सहमǓत बनी थी। ͪवèततृ जांच/ काय[ ¢ेğ तयैार करन ेऔर एक सयंुÈत ͪवèततृ पǐरयोजना ǐरपोट[ 
(डीपीआर) तयैार करने के ͧलए अगèत 2004 मɅ नपेाल के ͪवराट नगर मɅ एक संयÈुत पǐरयोजना काया[लय - सÜत-कोसी 
सन-कोसी जांच (जेपीओ-एसकेएसकेआई) कȧ èथापना कȧ गई थी। जपेीओ-एसकेएसकेआई ने èथलाकृǓतक सवȶ¢ण, Ǔनमा[ण 
सामĒी सवȶ¢ण, भकंूपीय अÚययन आǑद स ेसंबंͬ धत ¢ेğीय काय[ पूरा कर ͧलया है। डीपीआर तैयार करने से संबंͬधत कायɟ 
कȧ ĤगǓत कȧ Ǔनगरानी दोनɉ देशɉ के èथाͪपत ɮͪवप¢ीय तंğ के माÚयम स ेकȧ जाती है। 

***** 


